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237.
श्री महेन्द्र सिंह माहराः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि संसदीय याचिका समिति ने अपने 136वें और 144वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि आई.एफ.सी.आई. लिमिटेड के ऐसे कर्मचारियों को जो उसमें 1.11.2002 की स्थिति के अनुसार कार्यरत थे और जो या तो उस के बाद सेवानिवृत्त हो गए या जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2003-04 के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, संशोधित पेंशन का निर्धारण करके चिकित्सा सुविधा सहित बकाया धनराशि का भुगतान किया जाए;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)
क्या सरकार ने आई.एफ.सी.आई. के माध्यम से याचिका समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया है; और
(घ)
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)
(क) से (घ): राज्य सभा की याचिका समिति ने अपनी 136वीं रिपोर्ट (03 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत) में यह सिफारिश की है कि वित्त मंत्रालय आईएफसीआई लि. के निदेशक मंडल में अपने नामितियों के माध्यम से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प देने वाले कर्मचारियों सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जो 01 नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार आईएफसीआई लि. के पे-रोल पर थे लेकिन जो मृत्यु, अधिवर्षिता के कारण सेवानिवृत्ति या 2003-04 की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण उसके पश्चात् सेवा में नहीं थे, के वेतनमान और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों में 01 नवम्बर, 2002 से संशोधन को क्रियान्वित करने के लिए जोर दे सकता है। इसके अतिरिक्त यह नोट किया गया कि आईएफसीआई द्वारा इस शर्त को शामिल करने का निर्णय कि वीआरएस का विकल्प देने वालों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपने चिकित्सा लाभ का समर्पण करने होगा, अनुच्छेद 14 और 21 में उल्लिखित समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार का हनन है, क्योंकि वीआरएस का विकल्प लेने वालों के साथ न केवल अधिवर्षिता के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों बल्कि अपने वीआरएस के अंतर्गत सेवानिवृत्त आईडीबीआई कर्मचारियों की तुलना में भेदभाव किया गया है। अतः इस प्रकार, समिति ने यह सिफारिश की कि आईएफसीआई लि. वीआरएस का विकल्प लेने वाले को वीडब्ल्यूएस में पुनः शामिल करने पर विचार कर सकता है यदि उन्होंने वीडब्ल्यूएफ में अंशदान किया हो।
समिति ने अपनी 144वीं रिपोर्ट (19 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का विकल्प लेने वालों सहित 01 नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार आईएफसीआई लि. के पे-रोल में विद्यमान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में 01 नवम्बर, 2002 से वेतनमानों और पेंशन लाभ में संशोधन करने तथा वीआरएस लेने वालों को, यदि उन्होंने स्वैच्छिक कल्याण निधि (वीडब्ल्यूएफ) में अंशदान किया है, तो चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक कल्याण योजना (वीडब्ल्यूएस) में उन्हें पुनः शामिल करने के लिए सरकार से सिफारिश की है।
उपयुक्त कार्रवाई हेतु समिति की उक्त सिफारिशों को आईएफसीआई को भेज दिया गया है।
आईएफसीआई ने सूचित किया है कि आईएफसीआई लि. के निदेशक मंडल ने 27 अक्टूबर, 2009; 08 जनवरी, 2010; 23 जुलाई, 2010; 18 अप्रैल, 2011; 28 जुलाई, 2011; 18 अक्टूबर, 2011 एवं 01 नवम्बर, 2011 को हुई समिति की अपनी बैठक की 136वीं रिपोर्ट में शामिल उक्त सिफारिशों पर विचार किया है और बोर्ड ने सिफारिशों पर गंभीरता से विचार किया तथा कंपनी के रूप में आईएफसीआई की स्थिति, प्रश्नगत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की समुचित शर्तों, इस विषय की विधिक स्थिति एवं अन्य तथ्यों पर ध्यान देते हुए बोर्ड ने यह पाया कि इन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं को पुनः खोलना व्यवहार्य नहीं है।
समिति की 144वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को अग्रेषित करते हुए वित्तीय सेवाएं विभाग ने पाया कि वीआरएस योजना 2003-04 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वीआरएस का विकल्प चुनने वालों के द्वारा दिनांक 01.11.2002 से वेतनमान में संशोधन का दावा करने संबंधी अनुरोध कार्रवाई योग्य नहीं है। तथापि, वैसे कर्मचारी जिनकी मृत्यु अथवा अधिवर्षिता के पश्चात् सेवानिवृत्ति दिनांक 01.11.2002 के पश्चात् हुई है, के संबंध में आईएफसीआई का निर्णय एकपक्षीय प्रतीत होता है और दिनांक 01.11.2002 से उनके वेतनमान में संशोधन हेतु विचार किया जा सकता है।
आईएफसीआई ने सूचित किया है कि आईएफसीआई के निदेशक मंडल ने 30 जुलाई, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि 01 नवंबर, 2002 एवं 19 अक्टूबर, 2006 के बीच अधिवर्षिता के आधार पर/विनियमन 33 के अंतर्गत सेवानिवृत्त अथवा इस अवधि के दौरान मृत कर्मचारियों को वेतनमान एवं भत्ते के संशोधन का लाभ दिया जा सकता है।
तदनुसार, आईएफसीआई के ऐसे 34 कर्मचारियों, जो सामान्यतः सेवानिवृत्त हुए थे या सेवा के दौरान जिनका निधन हुआ था, के मामले में वेतनमान का संशोधन कर दिया गया है और नवंबर, 2013 एवं अप्रैल, 2014 में इन 34 भूतपूर्व कर्मचारियों को पेंशन में अंतर, पेंशन कम्यूटेशन एवं छुट्टी नकदीकरण के आधार पर भुगतान कर दिया गया है।
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